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 [बी.पी. जीवन रडे्डी और के.एस. परिरपूर्ण.न, न्याय�ूर्ति1गर्ण] 
आयकर अधि6मिनय� 1922 - 6ारा 34(1)(ए), 34(1)(बी) - पनु�ू.ल्यांकन -

आवश्यक1ाएँ-सा�ग्री का ख�ुासा करने के लि�ए मिन6ा.रिर1ी का क1.व्य अधि6मिनय� -
मिन6ा.रिर1ी, एक साव.जमिनक लि�मि�टेड कंपनी जो कोटा के �हाराव द्वारा मिCए गए पट्टे पर पत्थरों
के उत्खनन का व्यवसाय कर1ी ह ै- पट्टा मिव�ेख के सCंर्भ. �ें मिन6ा.रिर1ी द्वारा रॉयल्टी का
र्भुग1ान-इसके बाC, कोटा राज्य का मिव�य। राजस्थान राज्य - मिन6ा.रिर1ी, राजस्थान राज्य
और र्भार1 सघं के बीच कर �गाने के संबं6 �ें सिज�ा न्याया�य के स�क्ष �ंमिब1 मिववाC -
र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT, सिजसे पह�े कटौ1ी के रूप �ें अनु�धि1 Cी गई
थी,  पनु�ू.ल्यांकन पर अस्वीकृ1 -  आयोसिज1,  पनु�ू.ल्यांकन-  6ारा 34(1)(ए)  के 1ह1
1त्का� �ा��े �ें Tुरू की गई काय.वाही  अ�ान्य थी क्योंमिक र्भौधि1क 1थ्यों का ख�ुासा
करने �ें मिन6ा.रिर1ी की ओर से कोई मिवफ�1ा नहीं थी-हा�ांमिक 6ारा 34(ए�)(बी) के 1ह1
नोमिटस जारी रखा जा सक1ा ह ैऔर आगे बढ़ सक1े हैं- , 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 Tुरू
मिकए गए काय^ को 6ारा·34(1)(बी) के 1ह1 पूरा मिकया जा सक1ा ह।ै 

आयकर अधि6मिनय� 1922  -  6ारा 180 ए -  Cडंात्�क ब्याज �गाना -  के
लिख�ाफ अपी� - मिन6ा.रर्ण के आCेT के लिख�ाफ मिन6ा.रिर1ी द्वारा चुनौ1ी Cी जा सक1ी ह-ै
�ा��े को मिवचार के लि�ए उच्च न्याया�य �ें रे्भजा गया। 

अपी�क1ा., एक साव.जमिनक लि�मि�टेड कंपनी की स्थापना 17 जनवरी, 1945 को
1त्का�ीन र्भार1ीय राज्य कोटा �ें पत्थर उत्खनन का व्यवसाय करने के लि�ए की गई थी।
कोटा राज्य के 1त्का�ीन �हाराव ने 2 �ई 1945 को एफ मिन6ा.रिर1ी कंपनी को 15 सा�
की अवधि6 के लि�ए पट्टा प्रCान मिकया था। अक्टूबर 1944 से। पट्टा स�झौ1े के खंड 18 �ें
अन्य बा1ों के साथ-साथ प्राव6ान मिकया गया ह ैमिक अनुCानक1ा. द्वारा Cी गई रिरयाय1ों और
मिवTेषाधि6कारों पर मिवचार कर1े हुए और आयकर, सुपर-टैक्स और अधि1रिरक्त �ार्भ कर के
बC�े �ें, अनुCान प्राप्तक1ा. को अनुCानक1ा. को र्भगु1ान करने के लि�ए अनुबंधि61 मिकया गया
था। उत्खमिन1 पत्थर पर रॉयल्टी एक रुपये प्रधि1 100 वग. फुट की Cर से Cी जाएगी, बT1i
मिक न्यून1� राशिT 1,50,000 रुपये प्रधि1 मिवत्तीय वष. हो, जब 1क मिक मिबना पॉलि�T मिकए गए
स्�बै की मिबक्री Cर प्रधि1 100 वग. फुट रुपये से अधि6क न हो। इसके बाC, कोटा राज्य ने
संयकु्त राज्य राजस्थान का मिव�य कर मिCया और आयकर अधि6मिनय� 1922 को 1 अप्रै�
1950 से नवगमिl1 राजस्थान राज्य �ें �ागू मिकया गया। मिन6ा.रिर1ी द्वारा Cायर एक नागरिरक
�ुकC�े पर सिज�ा न्याया6ीT, कोटा की एक अCा�1 ने र्भार1 सघं और राजस्थान राज्य के
लिख�ाफ, यह घोषर्णा करने की �ांग की मिक उसे आयकर के र्भुग1ान से छूट Cी गई ह ै मिक
उसके द्वारा न्यून1� रुपये की राशिT से अधि6क र्भगु1ान की गई रॉयल्टी 1,50,000 आय,
कर, सुपर-टैक्स आमिC के बC�े �ें थे, सिज�ा न्याया6ीT ने र्भार1 संघ के लिख�ाफ �कुC�े
को खारिरज कर1े हुए कहा मिक राजस्थान राज्य न्यनू1� रॉयल्टी राशिT रुपये का हकCार था।
1,50,000 रुपये जबमिक र्भार1 सघं उस वष. र्भगु1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से सघंीय
करों के संबं6 �ें मिन6ा.रिर1ी कंपनी की कर Cेय1ा के बराबर राशिT का हकCार था और
राजस्थान राज्य Tेष का हकCार था। मिन6ा.रर्ण वष. 1950-51  से 1961-62  के लि�ए
आयकर अधि6कारी ने न्यून1� रॉयल्टी राशिT रुपये की कटौ1ी को अस्वीकार कर मिCया।
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कटौ1ी के रूप �ें र्भगु1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की अनु�धि1 Cे1े हुए पूंजीग1 व्यय के रूप
�ें 1,50,000 वष. 1959 �ें,  कर के पुन�ू.ल्यांकन के लि�ए नोमिटस आयकर अधि6मिनय� के
6ारा 34(1)(ए) मिन6ा.रर्ण वष. 1950-51 से 1956-57 के लि�ए जारी मिकए गए थे और
पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही �ें, र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT, सिजसे पह�े अनु�धि1
Cी गई थी, को अस्वीकार कर मिCया गया था। और मिन6ा.रिर1ी कंपनी की आय �ें वापस जोड़ा
गया। मिन6ा.रिर1ी द्वारा अपी� करने पर, अपी�ीय सहायक आयकु्त द्वारा राशिT की अस्वीकृधि1
की पुमिp की गई। आयकर अपी�ीय न्यायाधि6करर्ण ने मिन6ा.रर्ण वष. 1950-51 से 1961-
62 के लि�ए अपने Cो आCेTों द्वारा आयोसिज1 मिकया:

(ए)  मिक उन वष^ के संबं6 �ें �ूल्यांकन के लि�ए आवश्यक मिकसी र्भी प्रासंमिगक
सा�ग्री को पूरी 1रह से और सही �ायने �ें प्रकट करने �ें मिन6ा.रिर1ी कंपनी की ओर से कोई
मिवफ�1ा नहीं हुई ह;ै (बी) �ूल्यांकन वष. 1954-55 से 1956-57 के संबं6 �ें, काय.वाही
हा�ांमिक �ू� �ूल्यांकन की 1ारीख से चार सा� की अवधि6 के र्भी1र Tुरू की गई थी, मिफर
र्भी क्योंमिक ऐसी काय.वाही एस/6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 Tुरू की गई थी। अधि6मिनय� की
6ारा के 1ह1 बनाये जाने के कारर्ण उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सका। अधि6मिनय� की 6ारा
34(1)(बी); (सी) मिक राज्य सरकार को र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी का मिहस्सा जो
मिन6ा.रिर1ी कंपनी की कर CेनCारी के बराबर था,  स्वीकाय. कटौ1ी नहीं हो सक1ी ह।ै
हा�ाँमिक, र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी का अवTेष के रूप �ें Tेष र्भाग अनु�ेय कटौ1ी
था; (डी) करCा1ाओ ंका �ानना ह ैमिक कंपनी रॉयल्टी के उस मिहस्से के के्रधिडट की हकCार
थी जो उसने आयकर और सुपर टैक्स CेनCारी के बC�े �ें र्भगु1ान मिकया था;  और (ई)
आक�न वष. 1957-58  से 1961-62  के लि�ए,  राशिT रु.  न्यून1� रॉयल्टी के रूप �ें
र्भुग1ान मिकया गया 1,50,000 राजस्व प्रकृधि1 का व्यय और एक अनु�ेय कटौ1ी थी। यह र्भी
मिक कें द्र सरकार को आयकर, सुपर टैक्स आमिC के बराबर राशिT के र्भुग1ान के बाC र्भुग1ान
की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी से बचा हुआ अवTेष राजस्व व्यय और एक अनु�ेय मिवच�न था। 

 सCंर्भ. पर, उच्च न्याया�य ने �ाना मिक:-

(i) वष. 1950-51 के लि�ए पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही 1956-57 को वै6 रूप से Tुरू मिकया
गया और मिनष्कष. मिनका�ा गया; (ii) वष. 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लि�ए
पुन�ू.ल्यांकन को 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 उधिच1 lहराया जा सक1ा ह;ै (iii) चुनौ1ी 6ारा
18(6) या 18 ए(8) के 1ह1 Cडंात्�क ब्याज का आरोप केव� कर मिन6ा.रर्ण के आCेT के
लिख�ाफ अपी� �ें मिकया जा सक1ा ह;ै  और (iv)  मिन6ा.रिर1ी कंपनी अधि1रिरक्त रॉयल्टी की
मिकसी र्भी राशिT के लि�ए के्रधिडट की हकCार नहीं थी,  व्यय राजस्व प्रकृधि1 का नहीं होने के
कारर्ण, स्वीकाय. कटौ1ी नहीं हो सक1ी ह।ै इसलि�ए यह अपी�।

आंशिTक रूप से अपी� की अनु�धि1 Cे1े हुए,

इस न्याया�य ने आंशिTक रूप से अपी� स्वीकार मिकया 

अशिर्भमिनर्णy1 1.1.  आयकर अधि6मिनय� 1922  की 6ारा 34(ए�)(ए)  के 1ह1
�ूल्यांकन वष. 1950"51 के लि�ए पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही अ�ान्य थी। उच्च न्याया�य ने यह
�ानने �ें ग�1ी की मिक Tुरू की गई उक्त पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही वै6 थी। [962-एच]

1.2. अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 के्षत्राधि6कार का प्रयोग करने के लि�ए
Cो T1| आवश्यक हैं। एक यह ह ैमिक आयकर अधि6कारी के पास यह मिवश्वास करने का कारर्ण
होना चामिहए मिक आय �ूल्यांकन से बच गई ह ैऔर Cसूरी बा1, उसके पास यह मिवश्वास करने
का कारर्ण होना चामिहए मिक इस 1रह का प�ायन रिरटन. करने या पूरी 1रह से और वास्1व �ें



पुराने र्भौधि1क 1थ्यों का ख�ुासा करने के लि�ए चूक या मिवफ�1ा के कारर्ण था,  यानी
प्राथमि�क 1थ्य आवश्यक हैं प्रासंमिगक वष. के लि�ए �ूल्यांकन के लि�ए। प्रकट मिकए गए
प्राथमि�क 1थ्यों से कौन से 1थ्यात्�क काननूी, या अन्य मिनष्कष. मिनका�े जा सक1े हैं, इस
पर आयकर अधि6कारी का ध्यान आकर्षिष1 करने या आकर्षिष1 करने के लि�ए मिन6ा.रिर1ी पर
कोई क1.व्य नहीं ह।ै [968-ई-एफ] 

1.3. इस �ा��े �ें प्राथमि�क 1थ्य अपी�क1ा. द्वारा 2 �ई 1945 को कोटा राज्य
के �हाराव के साथ मिकया गया पट्टा स�झौ1ा ह;ै  सिजसे �ू� �ूल्यांकन के स�य आयकर
अधि6कारी के स�क्ष रखा गया था। यह मिन6ा.रिर1ी का क1.व्य नहीं ह ै मिक वह अधि6कारी का
ध्यान Cस्1ावेज़ के मिकसी मिवTेष खंड या मिहस्से की ओर आकर्षिष1 कर ेऔर उसे उससे कोई
मिवTेष मिनष्कष. मिनका�ने के लि�ए आ�ंमित्र1 कर।े करCा1ा-कंपनी पर मिकसी र्भी आयकर का
आक�न करने या �गाने से कोट. द्वारा पारिर1 अं1रिर� मिनषे6ाज्ञा आयकर अधि6कारी की
जानकारी �ें थी, जैसा मिक �ू� �ूल्यांकन से Cेखा जा सक1ा ह।ै इसके अ�ावा �ुकC�े �ें,
र्भार1 सघं और आयकर आयकु्त ने लि�लिख1 बयान Cायर मिकए थे। आयकर अधि6कारी को
मित्रकोर्णीय मिववाC के बार े�ें प1ा था-एक सी-कंपनी, राजस्थान राज्य और र्भार1 सघं सिज�ा
न्याया�य के स�क्ष �ंमिब1 ह।ै इसलि�ए यह स्पp ह ै मिक इन वष^ �ें �ूल्यांकन के लि�ए
आवश्यक प्राथमि�क 1थ्यों का ख�ुासा करने �ें मिन6ा.रिर1ी की ओर से कोई चूक नहीं हुई ह।ै
[970-बी-ई] 

 2.1 6ारा 34 स�ग्र रूप से �ूल्यांकन से बचने वा�ी आय बी को मिफर से खो�ने के
�ा��ों से संबंधि61 ह।ै जबमिक 6ारा 34(1)(ए) के आ6ार पर आयकर अधि6कारी द्वारा एक
मिवश्वास के गlन की आवश्यक1ा हो1ी ह ैजो कुछ सा�ग्री के बार े�ें मिक मिन6ा.रिर1ी की ओर से
सर्भी र्भौधि1क 1थ्यों को पूरी 1रह और सही �ायने �ें प्रकट करने �ें मिवफ�1ा या चूक हुई ह;ै
6ारा 34(1)(बी) �ें प्राव6ान ह ै मिक र्भ�े ही मिन6ा.रिर1ी की ओर से कोई चूक या मिवफ�1ा
नहीं हुई हो,�ेमिकन, यमिC आयकर अधि6कारी के पास यह मिवश्वास बनाने के लि�ए जानकारी है
मिक आय �ूल्यांकन से बच गई ह,ै 1ो वह चार सा� की अवधि6 के र्भी1र काय.वाही Tुरू कर
सक1ा ह।ै 6ारा 34(1)(ए) अधि6क कमिlन और कlोर ह ैजबमिक 6ारा 34(1) (बी) �ा��ों
के एक बडे़ वग. को कवर कर1े हुए व्यापक �हत्व का ह।ै सा�ान्य नागरिरक काय^ की 1रह,
जहां एक पक्ष बड़ी राह1 के लि�ए प्राथ.ना कर1ा ह ैऔर न्याया�य �ान1ा ह ै मिक वह इसके
लि�ए हकCार नहीं ह,ै �ेमिकन यह स्पp ह ै1थ्यों से सिसद्ध या स्वीकार मिकया गया ह ै मिक पक्ष
क� राह1 का हकCार ह,ै  अCा�1 ह�ेTा राह1 Cेने के लि�ए ख�ुी ह;ै  इसी प्रकार यमिC
आयकर अधि6कारी ने 6ारा 34(1)(ए) के कडे़ और कमिlन प्राव6ानों के 1ह1 काय.वाही Tुरू
की ह ैजो अ�ान्य पाया गया ह,ै 1ो अपी�ीय या अन्य उच्च प्राधि6कारी को 6ारा 34(1)( को
�ागू करने से कोई नहीं रोक सक1ा ह ै ई),  यमिC खंड (बी)  की प्रयोज्य1ा के लि�ए पूव.-
अपेधिक्ष1 T1| स1ुंp हैं। Cसूर ेTब्Cों �ें,  यमिC 6ारा 34(1)(बी)  की प्रयोज्य1ा की T1| जो
केव� छोटी अवधि6 की सी�ा प्रCान कर1ी हैं, स1ुंp हैं, 1ो 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 Tुरू
मिकए गए �ूल्यांकन को 6ारा के 1ह1 बरकरार रखा जा सक1ा ह ै या उधिच1 lहराया जा
सक1ा ह।ै अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी). आयकर अधि6कारी द्वारा प्राप्त जानकारी रिरकॉड.
से बाहर की होनी जरूरी नहीं ह;ै यह पह�े से उप�ब्6 �ूल्यांकन रिरकॉड. से प्राप्त मिकया जा
सक1ा ह।ै [973-बी-ई]

आनंCजी हरिरCास एंड कंपनी (पी)  लि�मि�टेड बना� एस.  पी.  कुTार े एसटीओ,
एआईआर (1968) एससी 565 = (1968) 21 एसटीसी 326, अनुसरर्ण मिकया।

2.2.  यद्यमिप 1ीन �ूल्यांकन वष^ 1954-55  से 1956-57  के लि�ए काय.वाही
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अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 काय� नहीं रखी जा सक1ी, उन्हें अधि6मिनय� की
6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 काय� रखा जा सक1ा ह,ै क्योंमिक सा�ग्री - रिरकॉड. पर ख�ुासा
करें मिक 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 पूरी की जाने वा�ी आवश्यक T1| पूरी हो गई हैं। [975-
ई]

रघुबर Cया� रा� कृष्र्ण 'सी. आई. टी., (1967) 63 आईटीआर 572, अस्वीकृ1
हुआ।

�ृगांका �ोहन सूर बना� सी.आई.टी., (1974)  95  आईटीआर 503;  श्री�1ी
मिन��ा मिबड़�ा बना� डब्ल्यूटीओ, (1976) 105 आईटीआर 483 एफबी; गंगा सरन एंड
संस (एचयूएफ) बना� आईटीओ, (1981) 130 आईटीआर 212; राजब�ी हरजी �ेघानी
बना� एस.एन. सहाने, (1988) आईटीओ आईटीआर 614; टी.ए�. कौसा�ी बना� छlा
आईटीओ, (1985) 155 आईटीआर 739 (कर);  सी.आई.टी.  बना� बनवारी �ा� एंड
संस लि�मि�टेड, (1982) 137 आईटीआर 91 (डे�); �ैसूर टोबकैो कंपनी लि�मि�टेड बना�
सी.आई. टी., (1986) 157 आईटीआर 606 (कर) और सी.आई.टी. बना� सुरेंद्र कु�ार
र्भCानी, (1987) 164 आईटीआर 323 (पैट), सCंर्भिर्भ1 और मिनमिह1 रूप से अनु�ोमिC1। 

3.1.  जहां 1क आक�न वष. 1957 •58  से 1961-62 के लि�ए 6ारा/18 ए के
1ह1 Cडंात्�क ब्याज �गाने वा�े आCेT की अपी�ीय1ा का सवा� ह,ै इस �ा��े �ें, चूंमिक
Cडंात्�क ब्याज 6ारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के 1ह1 �गाया गया था। �ूल्यांकन आCेT �ें
और �ूल्यांकन आCेT के लिख�ाफ Cायर अपी� �ें इस पर आपलित्त ज1ाई गई थी, मिन6ा.रिर1ी
अपी� �ें आपलित्त �ेने का हकCार था। चँूमिक उच्च न्याया�य ने �ा��े के 1थ्यों को उसके
द्वारा मिन6ा.रिर1 कानून के आ�ोक �ें नहीं मिनपटाया था, इसलि�ए �ा��े को मिवचार के लि�ए
उच्च न्याया�य को रे्भज मिCया गया ह।ै [976-डी]

3.2. 6ारा 18 ए (6) या 18 ए (8) के 1ह1 गर्णना और �गाए गए Cडंात्�क ब्याज
को कर मिन6ा.रर्ण के आCेT के लिख�ाफ मिन6ा.रिर1ी द्वारा Cायर अपी� �ें चुनौ1ी Cी जा सक1ी
ह ैऔर मिन6ा.रिर1ी Cडंात्�क ब्याज के र्भुग1ान के लि�ए अपनी CेनCारी से इनकार करने का र्भी
हकCार होगा। , अधि6मिनय� की 6ारा 18 ए के 1ह1, कर मिन6ा.रर्ण के लि�ए अपनी CेनCारी से
इनकार कर1े हुए। आयकर अधि6मिनय�, 1922  के 1ह1,  ब्याज �गाने वा�े आCेT के
लिख�ाफ अपी� का कोई मिवTेष अधि6कार नहीं ह।ै �ेमिकन यमिC �ूल्यांकन के आCेT के
लिख�ाफ अपी� की जा1ी ह ै और �ूल्यांकन आCेT द्वारा ही ब्याज �गाया जा1ा ह,ै  1ो
मिन6ा.रिर1ी ब्याज की अमिनवाय.1ा के संबं6 �ें सवा� उlा सक1ा ह।ै [975-जी, 976-ए]

पं.  Cेव T�ा. बना� सी.आई.टी., (1953)  23 आईटीआर 226 (सर्भी);  बोडू्ड
सी1ार�ास्वा�ी बना� सी.आई.टी.,  (1955) 28 आईटीआर 156 (एपी); साउथ इधंिडया
फ्लोर मि�ल्स प्राइवेट लि�मि�टेड बना� सी.बी.डी.  टी,  (1968) 70 आईटीआर 863 (�ैड);
राp्र ीय उत्पाC बना� सी.आई.टी., (1977) 108 आईटीआर 935 (कर); सी.आई. बना�
T�ा. कंस्ट्रक्Tन कंपनी, (1975) 100 आईटीआर 603 (गुजरा1); के.एस. स्टोस. बना�
सी.आई.टी., (1976) 103 आईटीआर 505 (गौ); केTरCेव जी श्रीमिनवास �ोरारका बना�
सी.आईटी.,  (1963)  48  आईटीआर 404  (जन्�), सCंर्भिर्भ1 और मिनमिह1 रूप से
अनु�ोमिC1। 

4.  इस सवा� के संबं6 �ें मिक क्या अपी�क1ा. कंपनी आयकर और रॉयल्टी के
बC�े राज्य सरकार को र्भगु1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT रुपये से अधि6क ज�ा
करने की हकCार थी। 1,50,000 आक�न वष. 1957-58 से 1960-61 के लि�ए अनु�ेय
कटौ1ी थी, क्योंमिक उच्च न्याया�य ने अपने स�क्ष सा�ग्री के आ�ोक �ें �ा��े की उधिच1



सराहना नहीं की थी,  सिजस�ें Tामि�� थे अधि6मिनय� की 6ारा/10(2)(xv)  के प्रर्भाव के
साथ-साथ पह�े �ूल्यांकन वष^ के लि�ए अपी�क1ा. के स्वयं के �ा��े �ें इस न्याया�य के
मिनर्ण.य के कारर्ण, �ा��े को नए सिसर ेसे मिवचार के लि�ए उच्च न्याया�य �ें रे्भज मिCया गया ह।ै
[976 -एफ, 978-ई, एच]

सिसमिव� अपी�ीय के्षत्राधि6कार: सिसमिव� अपी� संख्या 685, 1980 आमिC। 

डी.बी.सी.आई.टी.आर.  संख्या 24, 1979 �ें राजस्थान उच्च न्याया�य के मिनर्ण.य
और आCेT मिCनांक 30.7.79 से। 

आर. के. �ेह1ा और अपी�क1ा. के लि�ए सुश्री �मिनका �ेह1ा।

प्रत्यथy के लि�ए एस.एन. टेरडो� के लि�ए एस. राजप्पा।

न्याया�य का फैस�ा सुनाया गया था।

परिरपूर्ण.न, जे. - अपी�क1ा. एक पब्लिब्�क लि�मि�टेड कंपनी ह।ै इसे पत्थर उत्खनन
का व्यवसाय च�ाने के लि�ए 17.1.1945  को 1त्का�ीन र्भार1ीय राज्य कोटा �ें Tामि��
मिकया गया था। यह आयकर का मिन6ा.रिर1ी ह।ै यह अपी� राजस्थान उच्च न्याया�य, जयपुर
खंडपीl द्वारा मिCनांक 26.11.1979 को मिCए गए मिफटनेस प्र�ार्ण पत्र के अनुसरर्ण �ें Cायर
की गई ह,ै जो मिक 1970 के आयकर सCंर्भ. संख्या 24 �ें मिCनांक 30.7.1979 के फैस�े
और आCेT से उत्पन्न हुआ ह।ै उक्त मिनर्ण.य (1981) 130  आईटीआर 868 [सीआईटी
बना� एसोसिसएटेड स्टोन इडंस्ट्र ीज (कोटा) लि�मि�टेड] �ें रिरपोट. मिकया गया ह।ै उच्च न्याया�य
ने अपने सा�ान्य मिनर्ण.य मिCनांक 30.7 �ें अपी�क1ा. पर 1950-51 से 1956-57 के वष^
के लि�ए मिकए गए पुन�ू.ल्यांकन की वै61ा के साथ-साथ 1957-58 से 1961-62 के वष^
के लि�ए मिकए गए आक�न की वै61ा पर र्भी मिवचार मिकया। 1979 (1970 का आईटीआर
नंबर 24)। वष. 1950-51 से 1956-57 के लि�ए पुन�ू.ल्यांकन की वै61ा और वै61ा 1य
करने �ें कुछ पह�ुओ ंका मिनर्ण.य मिन6ा.रिर1ी/अपी�क1ा. के पक्ष �ें मिकया गया था। �ूल्यांकन
वष. 1950-51 से 1961-62 के संबं6 �ें आयकर अपी�ीय न्यायाधि6करर्ण द्वारा मिकए गए
एक स�ेमिक1 सCंर्भ. पर, काननू के सा1 प्रश्न उच्च न्याया�य के मिनर्ण.य के लि�ए सCंर्भिर्भ1 मिकए
गए थे। इन�ें से काननू के मिनम्नलि�लिख1 5  प्रश्न,  अथा.1् प्रश्न संख्या 1,2,5,6  और 7,
सिजनका उत्तर मिन6ा.रिर1ी के मिवरुद्ध मिCया गया था, अर्भी र्भी ह�ार ेस�क्ष अपी� �ें हैं: - 

1.  क्या 1थ्यों और �ा��े की परिरब्लिस्थधि1यों के आ6ार पर,  वष. 1950-51  से
1956-57 के लि�ए पनु�ू.ल्यांकन, र्भार1ीय आयकर अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए)
के 1ह1 वै6 रूप से मिकया गया था, 1922? 

2. क्या, 1थ्यों और �ा��े की परिरब्लिस्थधि1यों के आ6ार पर, राजस्व यह Cावा करने
का हकCार था मिक वष. 1954-55,  1955-56  और 1956-57  के लि�ए
पनु�ू.ल्यांकन 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 वै6 रूप से मिकया गया था , अधि6मिनय�? 

3. क्या आक�न वष. 1957-58 से 1961-62 के लि�ए अधि6मिनय� की 6ारा 18 ए
के 1ह1 Cडंात्�क ब्याज �गाने वा�े आCेT के लिख�ाफ अपी� की जा सक1ी ह ै?

4. क्या मिन6ा.रिर1ी-कंपनी र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT के के्रधिडट की
हकCार थी, सिजसे कंपनी के आयकर और सुपर-टैक्स CेनCारी के बC�े �ें �ाना जा1ा
ह?ै 
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5.  क्या 1थ्यों और �ा��े की परिरब्लिस्थधि1यों के आ6ार पर, 2  �ई को कोटा के
�हा�मिह� �हाराव साहब की सरकार द्वारा मिCए गए पट्टे के खंड 18  के 1ह1
1,50,000 रुपये से अधि6क की रॉयल्टी का र्भुग1ान मिकया गया था? 1945, सिजसे
सिज�ा न्याया6ीT, कोटा द्वारा आयकर, सुपर-टैक्स आमिC के बC�े �ें �ाना गया ह,ै
मिन6ा.रर्ण वष. 1957-58 से 1960-61 �ें एक अनु�ेय कटौ1ी ह?ै 

2.  इस स्1र पर,  यह उले्लख मिकया जाना चामिहए मिक उच्च न्याया�य द्वारा मिCए गए
प्र�ार्ण पत्र के �ा��े �ें मिवचार करने के लि�ए मिन6ा.रिर1ी ने उच्च न्याया�य के उसी फैस�े के
लिख�ाफ अत्यधि6क साव6ानी बर11े हुए, 1980 की मिवTेष अनु�धि1 याधिचका संख्या 10840
Cायर की ह।ै Cोषपूर्ण. या अब्लिस्थर पाया गया ह।ै उक्त मिवTेष अनु�धि1 याधिचका पर अ�ग से
गुर्ण-Cोष के आ6ार पर मिवचार करना अनावश्यक ह।ै 

3. ह�ने अधि6वक्ता को सुना। 

4. इस अपी� �ें Tामि�� मिववाC को 1य करने के लि�ए प्रासंमिगक 1थ्य मिववाC �ें नहीं
हैं। उच्च न्याया�य ने अपने मिनर्ण.य �ें इन्हें सही ढंग से संके्षप �ें इस प्रकार प्रस्1ु1 मिकया ह:ै 

कोटा राज्य के 1त्का�ीन �हाराव ने 2 �ई, 1945 को अक्टूबर, 1944 से Tुरू
होने वा�ी 15 वष^ की अवधि6 के लि�ए मिन6ा.रिर1ी-कंपनी को पट्टा प्रCान मिकया। मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी द्वारा कोटा के 1त्का�ीन �हाराव के साथ मिकए गए पट्टा स�झौ1े का खंड 18 फT. के
पत्थरों की खCुाई के लि�ए मिनम्नानुसार था:- 

18.(i) अनुCानक1ा. द्वारा Cी गई रिरयाय1ों और मिवTेषाधि6कारों को ध्यान �ें रख1े हुए
और आयकर, सुपर-टैक्स और अधि1रिरक्त �ार्भ कर के बC�े �ें,  अनुCानक1ा. रुपये
की Cर से खोCे गए पत्थर पर अनुCानक1ा. को रॉयल्टी का र्भुग1ान करने के लि�ए
अनुबं6 कर1ा ह।ै प्रधि1 100 वग. फुट पर एक, प्रधि1 मिवत्तीय वष. रु. 1,50,000 की
न्यनू1� राशिT के अ6ीन, बT1i मिक प्रधि1 100 वग. फुट पर रु. 1 की उपरोक्त Cर 1ब
1क �ागू रहगेी जब 1क मिबना पॉलि�T की मिबक्री Cर रहेगी स्�बै रुपये से अधि6क नहीं
ह.ै 10 प्रधि1 100 वग. फुट; मिबक्री Cर इस आंकडे़ से ऊपर जाने की ब्लिस्थधि1 �ें प्रधि1
100 वग. फुट रॉयल्टी Cस रुपये से अधि6क के 25% 1क बढ़ा Cी जाएगी। 

(ii)  न्यून1� रॉयल्टी प्रत्येक धि1�ाही �ें चार स�ान मिकस्1ों �ें अमिग्र� रूप से Cेय
होगी। बT1i मिक यमिC मिकसी धि1�ाही �ें उप-पैरा (i) �ें उसिल्ललिख1 चूहों पर Cेय रॉयल्टी
की गर्णना उस धि1�ाही के लि�ए अमिग्र� र्भगु1ान की गई न्यनू1� रॉयल्टी की मिकस्1 से
अधि6क हो, 1ो Tेष राशिT अग�ी धि1�ाही के र्भी1र बनाई जाएगी।

कोटा राज्य का संयकु्त राज्य राजस्थान �ें मिव�य हो गया और र्भार1ीय आईटी
अधि6मिनय�, 1922, 1  अप्रै�, 1950  से नवगमिl1 राजस्थान राज्य �ें �ागू मिकया गया।
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी ने आय आयकु्त को एक आवेCन प्रस्1ु1 मिकया- इस घोषर्णा के लि�ए कर
मिक उसे कोटा के 1त्का�ीन �हाराव द्वारा उसे मिCए गए पट्टे की T1^ के अनुसार आयकर के
र्भुग1ान से छूट Cी गई थी। �ेमिकन उक्त आवेCन खारिरज कर मिCया गया.  इसके बाC,
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी ने र्भार1 संघ और राजस्थान राज्य के लिख�ाफ सिज�ा न्याया6ीT, कोटा
की अCा�1 �ें एक नागरिरक �ुकC�ा Cायर मिकया, सिजस�ें यह घोषर्णा करने की �ांग की गई
मिक उसे आयकर के र्भुग1ान से छूट Cी गई ह ैऔर उसके द्वारा र्भुग1ान की गई रॉयल्टी
1,50,000 की न्यनू1� राशिT से अधि6क की राशिT आयकर, सुपर-टैक्स आमिC के बC�े �ें
थी। 23 अगस्1, 1957 के अपने धिडक्री और आCेT द्वारा मिवद्वान सिज�ा न्याया6ीT ने �ाना



मिक रॉयल्टी जो मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भुग1ान की गई थी राजस्थान राज्य को, अनुCान के
खंड 18 के प्राव6ानों के अनुसार, Cो र्भाग Tामि�� थे, अथा.1्, 1,50,000 रुपये की राशिT
उधिच1 रॉयल्टी का प्रधि1मिनधि6त्व कर1ी थी, जबमिक रॉयल्टी की Tेष राशिT मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
द्वारा र्भुग1ान की जा1ी थी। आयकर, सुपर-टैक्स और अधि1रिरक्त �ार्भ-टैक्स के बC�े �ें
था। मिवद्वान सिज�ा न्याया6ीT के अनुसार,  राजस्थान राज्य न्यून1� रॉयल्टी रुपये का
हकCार था। 1,50,000, क्योंमिक उनके अनुसार, उक्त राशिT सरकार द्वारा मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
को Cी गई रिरयाय1ों और मिवTेषाधि6कारों के कारर्ण थी, जबमिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भगु1ान
की गई Tेष राशिT 1,50,000  रुपये से अधि6क थी। आयकर,  सुपर-टैक्स और अधि1रिरक्त
�ार्भ कर के बC�े �ें र्भुग1ान की गई राशिT को Cो र्भागों �ें मिवर्भासिज1 मिकया गया ह,ै जो आय
या �ुनाफे पर सघंीय करों के �ाध्य� से र्भार1 सघं को Cेय था, जबमिक Tेष राशिT अवTेष,
सीए� के 1ह1 मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भुग1ान की गई राशिT �ें से। आयकर, अधि6कर एवं
अधि1रिरक्त �ार्भ कर की कटौ1ी के पश्चा1 अनुCान का 18 र्भाग राजस्थान राज्य को Cेय होगा।
इस प्रकार,  राजस्थान राज्य को न्यनू1� रॉयल्टी राशिT रुपये का हकCार �ाना गया।
1,50,000 जबमिक र्भार1 सघं को उस वष. र्भगु1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से संघीय
करों के संबं6 �ें मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की कर CेनCारी के बराबर राशिT का हकCार �ाना गया
था, और राजस्थान राज्य Tेष का हकCार था। अनुCान के सीए�.18 के 1ह1 मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी द्वारा र्भगु1ान की गई कु� राशिT �ें से Tेष। हा�ाँमिक, मिवद्वान सिज�ा न्याया6ीT ने र्भार1
संघ के लिख�ाफ �ुकC�े को खारिरज कर मिCया। मिवद्वान सिज�ा न्याया6ीT, कोटा द्वारा पारिर1
आCेT का जहां 1क र्भार1 संघ का संबं6 ह,ै बाध्यकारी प्रर्भाव नहीं था। 

आयकर अधि6कारी ने,  1950-51  से 1956-57  के वष^ के आक�न �ें,
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की कर योग्य आय से 1,50,000  रुपये की न्यून1� रॉयल्टी राशिT की
कटौ1ी को इस आ6ार पर अस्वीकार कर मिCया मिक वह पूंजी थी। व्यय, जबमिक मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी द्वारा 1,50,000 रुपये से अधि6क र्भगु1ान की गई रॉयल्टी की कटौ1ी की अनु�धि1 Cी
गई थी। आक�न वष. 1957-58 से 1961-62 के आक�न के संबं6 �ें र्भी उनकी यही
ब्लिस्थधि1 काय� रही। वष. 1959 �ें,  र्भार1ीय आयकर अधि6मिनय�, 1922 की 6ारा 34(1)
(ए) के 1ह1 कर मिन6ा.रर्ण वष. 1950-51 से 1956-57 के लि�ए कर के पुन�ू.ल्यांकन के
लि�ए नोमिटस जारी मिकए गए थे। आईटीओ ने वष. 1950-51  से 1956-57  के लि�ए
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की आय का पुन�ू.ल्यांकन मिकया और �ाना मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा
1,50,000 रुपये से अधि6क का र्भगु1ान की गई रॉयल्टी की राशिT आय के बC�े �ें थी। -
कर इत्यामिC, उसे मिन6ा.रिर1ी-कंपनी को कटौ1ी के रूप �ें अनु�धि1 नहीं Cी जा सक1ी थी
और इस प्रकार कटौ1ी के रूप �ें पह�े से अनु�1 अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT को अस्वीकार
कर मिCया गया था और मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की आय �ें वापस जोड़ मिCया गया था। मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी ने आईटीओ, कोटा द्वारा पारिर1 पनु�ू.ल्यांकन के उपरोक्त आCेTों के लिख�ाफ एएसी के
स�क्ष अपी� की,  �ेमिकन अपी� खारिरज कर Cी गई। मिफर मिन6ा.रिर1ी-कंपनी ने आयकर
अपी�ीय न्यायाधि6करर्ण के स�क्ष अपी� Cायर की,  सिजसने �ूल्यांकन वष. 1950-51  से
1956-57 के लि�ए अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 की गई पनु�ू.ल्यांकन काय.वाही
से संबंधि61 सा1 अपी�ों का मिनपटारा मिकया। 7  सिस1ंबर, 1968  के एक स�ेमिक1 आCेT
द्वारा। मिट्र ब्यून� ने �ाना मिक क�कत्ता धिडस्काउंट कॉ� �ें सपु्री� कोट. के फैस�े के �दे्दनजर
अधि6मिनय� की 6ारा 34  के 1ह1 काय.वाही Tुरू नहीं की जा सक1ी। लि�मि�टेड बना�
आईटीओ [(1961) 41 आईटीआर 191]। मिट्र ब्यून� द्वारा यह �ाना गया मिक मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी ने सर्भी प्रासंमिगक या र्भौधि1क 1थ्यों का ख�ुासा मिकया था और चूंमिक मिन6ा.रिर1ी -
कंपनी की ओर से वष^ के संबं6 �ें �ूल्यांकन के लि�ए आवश्यक मिकसी र्भी प्रासंमिगक सा�ग्री
का पूरी 1रह से और सही �ायने �ें ख�ुासा करने �ें कोई मिवफ�1ा नहीं थी। प्रश्न,
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अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 पनु�ू.ल्यांकन के लि�ए के्षत्राधि6कार को �ागू करने के
लि�ए आवश्यक पूव.-अपेधिक्ष1 T1| अनुपब्लिस्थ1 थीं। मिट्र ब्यून� ने आगे कहा मिक �ूल्यांकन वष.
1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लि�ए पनु�ू.ल्यांकन की काय.वाही, हा�ांमिक उन
वष^ के लि�ए �ू� �ूल्यांकन की 1ारीख से चार सा� की अवधि6 के र्भी1र Tुरू की गई थी,
मिफर र्भी क्योंमिक ऐसी काय.वाही Tुरू की गई थी अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 ,
उन्हें 6ारा 34(1)(बी)  के 1ह1 बनाए जाने के रूप �ें बरकरार नहीं रखा जा सक1ा ह।ै
अधि6मिनय� का.  मिट्र ब्यून� ने यह र्भी �ाना मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा राज्य सरकार को
र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी का मिहस्सा, जो मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की कर Cेय1ा के बराबर
था, को आयकर और अन्य के रूप �ें अनु�ेय कटौ1ी के रूप �ें नहीं रखा जा सक1ा ह।ै कर
संघ सरकार को Cेय थे। हा�ाँमिक,  अधि1रिरक्त रॉयल्टी का Tेष र्भाग,  जो मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
द्वारा कर Cेय1ा के बC�े �ें र्भुग1ान की गई राशिT को अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से घटाने के बाC
अवTेष के रूप �ें बचा हुआ था, सिसद्धां1ों के आ6ार पर अनु�ेय कटौ1ी थी। गोटन �ाइ�
सिंसधिडकेट बना� सीआईटी [(1966)  59  आईटीआर 718]  �ें सव�च्च न्याया�य के
आधि6पत्य द्वारा मिन6ा.रिर1 । मिट्र ब्यून� ने आगे कहा मिक पॉलि�T मिकए गए पत्थरों पर रॉयल्टी
का र्भगु1ान सीए� के प्राव6ानों के अनुसार मिकया जा1ा ह।ै स�झौ1े के अनुच्छेC 19  �ें
पत्थरों की �ाग1 का एक मिहस्सा Tामि�� ह ैऔर यह राजस्व प्रकृधि1 का व्यय होने के कारर्ण
एक अनु�ेय कटौ1ी ह।ै मिट्र ब्यून� ने अं11ः �ाना मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी रॉयल्टी के उस
मिहस्से के के्रधिडट की हकCार थी, जो उसने मिन6ा.रिर1ी-कंपनी के आयकर और सुपर-टैक्स
CेनCारी के बC�े �ें र्भगु1ान मिकया था। 

7  सिस1ंबर, 1968  को पारिर1 एक अन्य आCेT द्वारा,  मिट्र ब्यून� ने �ूल्यांकन वष.
1957-58 से 1961-62 के संबं6 �ें मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा की गई अपी�ों को यह �ान1े
हुए अनु�धि1 Cी मिक न्यून1� राशिT 1,50,000  रुपये ह।ै इसके द्वारा Cेय रॉयल्टी,  राजस्व
प्रकृधि1 का व्यय था और एक अनु�ेय कटौ1ी थी और मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भगु1ान की गई
अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से,  आयकर,  सुपर-टैक्स, आमिC के बराबर राशिT के र्भुग1ान के बाC
बचा हुआ अवTेष था। ., संघ सरकार के लि�ए, राजस्व व्यय र्भी था और एक अनु�ेय कटौ1ी
थी, हा�ांमिक र्भार1 संघ को Cेय आयकर, सुपर-टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष करों के संबं6 �ें
अपनी CेनCारी का प्रधि1मिनधि6त्व करने वा�ी अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT से कटौ1ी नहीं की
जा सक1ी थी। मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की कर योग्य आय, उसी मिCन पारिर1 पह�े आCेT �ें मिCए
गए 1क.  को अपना1े हुए, सिजसे ऊपर सCंर्भिर्भ1 मिकया गया ह।ै 

       3. ह� केव� प्रश्न संख्या 1,2,5,6 और 7 के संबं6 �ें उच्च न्याया�य द्वारा मिCए गए
उत्तरों से चिंचधि11 हैं, जो मिन6ा.रिर1ी के लिख�ाफ हैं। प्रश्न संख्या 1 पर, उच्च न्याया�य ने �ाना
मिक वष. 1950-51  से 1956-57  के लि�ए पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही अधि6मिनय� की 6ारा
34(1)(ए) के 1ह1 वै6 रूप से Tुरू और संपन्न की गई थी। प्रश्न संख्या 2 पर, �ूल्यांकन
वष. 1954-55, 1955-56  और 1956-57  के संबं6 �ें,  उच्च न्याया�य ने वैकब्लिल्पक
याधिचका पर पाया, मिक उक्त वष^ के लि�ए अपी�क1ा.-कंपनी के पुन�ू.ल्यांकन को 6ारा 34 के
1ह1 उधिच1 lहराया जा सक1ा ह ै ( 1)(बी)  अधि6मिनय� का। प्रश्न संख्या 5  पर,  उच्च
न्याया�य ने �ाना मिक 6ारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के 1ह1 गर्णना और वसू�े गए Cडंात्�क
ब्याज को केव� कर मिन6ा.रर्ण के आCेT के लिख�ाफ अपी� �ें चुनौ1ी Cी जा सक1ी ह ैऔर
मिन6ा.रिर1ी इनकार करने का हकCार होगा। अधि6मिनय� के 1ह1 कर मिन6ा.रर्ण के अपने Cाधियत्व
से इनकार कर1े हुए Cडंात्�क ब्याज के र्भगु1ान के प्रधि1 र्भी उसका Cाधियत्व। यह इ�ाहाबाC,
आंध्र प्रCेT, �द्रास, कना.टक, गुजरा1, गौहाटी और बॉम्बे उच्च न्याया�यों द्वारा व्यक्त मिवचार
से र्भी सह�1 ह,ै सिजस�ें �ाना गया था मिक Cडंात्�क ब्याज �गाने के आCेT के लिख�ाफ कोई



अपी� नहीं की जा सक1ी। �ा��े के 1थ्यों पर उच्च न्याया�य द्वारा मिन6ा.रिर1 कानून को
�ागू मिकए मिबना, �ा��े को अस्पp छोड़ मिCया गया था। प्रश्न संख्या 6 पर, उच्च न्याया�य ने
�ाना मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी अधि1रिरक्त रॉयल्टी की मिकसी र्भी राशिT के लि�ए के्रधिडट प्राप्त करने
की हकCार नहीं थी। प्रश्न संख्या 7 पर, यह �ाना गया मिक व्यय राजस्व प्रकृधि1 का नहीं होने
के कारर्ण प्रासंमिगक �ूल्यांकन वष^ �ें अनु�ेय कटौ1ी नहीं हो सक1ी ह।ै 
4. ह� उच्च न्याया�य द्वारा उत्तर मिCए गए कानून के उपरोक्त प्रश्नों (प्रश्न 1,2,5,6 और 7)
पर क्र�वार मिवचार करेंगे।

प्रश्न संख्या 1  आयकर अधि6मिनय�, 1922  की 6ारा 34(1) (ए)  के 1ह1 वष.
1950-51 से 1956-57 के लि�ए मिकए गए पनु�ू.ल्यांकन की वै61ा और वै61ा से संबंधि61
ह।ै 6ारा 34(1)(ए) अधि6मिनय� के ) और (बी) मिनम्नलि�लिख1 प्रर्भाव वा�े हैं:

"34. �ूल्यांकन से बचने वा�ी आय - (1) यमिC - (ए) आयकर अधि6कारी के पास
यह मिवश्वास करने का कारर्ण ह ै मिक मिकसी मिन6ा.रिर1ी की ओर से 6ारा 22  के 1ह1
अपनी आय का रिरटन. बनाने �ें चूक या मिवफ�1ा के कारर्ण और वष. के लि�ए या उस
वष. के लि�ए उसके �ूल्यांकन के लि�ए आवश्यक सर्भी र्भौधि1क 1थ्यों को पूरी 1रह से
और सही �ायने �ें प्रकट करने के लि�ए, आयकर के लि�ए प्रर्भाय. आय, �ार्भ या �ार्भ
उस वष. के �ूल्यांकन से बच गए हैं, या उनका क� �ूल्यांकन मिकया गया ह,ै या बहु1
क� �ूल्यांकन मिकया गया ह।ै Cर, या अधि6मिनय� के 1ह1 अत्यधि6क राह1 का मिवषय
बना मिCया गया ह,ै या अत्यधि6क हामिन या �ूल्यह्रास र्भत्ते की गर्णना की गई ह,ै या 

(बी) इसके बावजूC मिक मिन6ा.रिर1ी की ओर से खंड (ए) �ें उसिल्ललिख1 कोई चूक
या मिवफ�1ा नहीं हुई ह,ै आयकर अधि6कारी के पास अपने कब्जे �ें जानकारी
के परिरर्णा�स्वरूप यह �ानने का कारर्ण ह ै मिक आय, �ार्भ या �ार्भ प्रर्भाय. हैं
मिकसी वष. के लि�ए आयकर मिन6ा.रर्ण से बच गए हैं,  या इसके अं1ग.1 रहे हैं-
�ूल्यांकन मिकया गया ह,ै या बहु1 क� Cर पर �ूल्यांकन मिकया गया ह,ै या इस
अधि6मिनय� के 1ह1 अत्यधि6क राह1 का मिवषय बनाया गया ह,ै  या अत्यधि6क
क� या �ूल्यह्रास र्भत्ते की गर्णना की गई ह।ै 

वह खंड (ए) के अं1ग.1 आने वा�े �ा��ों �ें मिकसी र्भी स�य और खंड (बी)
के अं1ग.1 आने वा�े �ा��ों �ें उस वष. के अं1 के चार वष^ के र्भी1र मिकसी
र्भी स�य, मिन6ा.रिर1ी को नोमिटस Cे सक1ा ह।ै

यह स्पp ह ैमिक अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 के्षत्राधि6कार का प्रयोग करने के लि�ए
Cो T1^ को पूरा मिकया जाना चामिहए । (1) आयकर अधि6कारी के पास यह मिवश्वास करने का
कारर्ण होना चामिहए मिक आय �ूल्यांकन से बच गई ह,ै और (2) उसके पास यह मिवश्वास करने
का कारर्ण होना चामिहए मिक ऐसा प�ायन करCा1ा की ओर से रिरटन. र्भरने �ें चूक या मिवफ�1ा
के कारर्ण ह।ै प्रासंमिगक वष. के लि�ए उसके �ूल्यांकन के लि�ए आवश्यक सर्भी र्भौधि1क 1थ्यों
को पूरी 1रह से और सही �ायने �ें प्रकट करना। इस न्याया�य के मिनर्ण.यों से अब यह
अच्छी 1रह से 1य हो गया ह ैमिक मिन6ा.रिर1ी का क1.व्य केव� सर्भी र्भौधि1क 1थ्यों को पूरी
1रह और सही �ायने �ें प्रकट करना ह।ै अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए)  �ें मिनमिह1
अशिर्भव्यमिक्त "र्भौधि1क 1थ्य" केव� प्राथमि�क 1थ्यों को सCंर्भिर्भ1 कर1ी ह,ै और मिन6ा.रिर1ी का
क1.व्य ऐसे प्राथमि�क 1थ्यों का ख�ुासा करना ह।ै मिन6ा.रिर1ी पर यह ब1ाने या आयकर
अधि6कारी का ध्यान आकर्षिष1 करने का कोई क1.व्य नहीं ह ै मिक प्रकट मिकए गए प्राथमि�क
1थ्यों से क्या 1थ्यात्�क या काननूी,  या अन्य मिनष्कष. मिनका�े जा सक1े हैं। (Cेखें -
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क�कत्ता धिडस्काउंट कंपनी लि�मि�टेड बना� आईटीओ - 41 आईटीआर 191)। इस �ा��े
�ें, अपी�ीय न्यायाधि6करर्ण ने अपने आCेT के पैराग्राफ 12 (पेपर बकु के पृष्ठ 321) �ें इस
प्रकार पाया: 

इस �ा��े �ें प्राथमि�क 1थ्य पट्टा स�झौ1ा और उसके मिनय� और T1| थीं।
यह Tुरू से ही आयकर अधि6कारी के सा�ने था। वह सिज�ा न्याया�य, कोटा
के स�क्ष �ंमिब1 मिन6ा.रिर1ी कंपनी, राजस्थान राज्य और कें द्र सरकार के बीच
मित्रकोर्णीय मिववाC से अवग1 थे। उन्हें �ूल्यांकन की काय.वाही से Cरू रहने के
लि�ए अं1रिर� मिनषे6ाज्ञा Cी गई थी। उन्होंने उक्त मिनषे6ाज्ञा को सTंोधि61 करा
लि�या था। इन परिरब्लिस्थधि1यों �ें,  मिन6ा.रिर1ी कंपनी के लिख�ाफ यह आरोप पूरी
1रह से मिवफ� हो जा1ा ह ैमिक उसने मिकसी र्भी र्भौधि1क 1थ्य को पूरी 1रह से
और सही �ायने �ें प्रकट करने �ें चूक की थी या मिवफ� रही थी। इसलि�ए,
ह�ारी राय ह ैमिक आयकर अधि6कारी के पास यह �ानने के लि�ए कोई र्भी सा�ग्री
नहीं थी मिक करCा1ा-कंपनी की ओर से मिकसी र्भी प्रासंमिगक सा�ग्री को पूरी
1रह से और सही �ायने �ें प्रकट करने �ें चूक या मिवफ�1ा का कारर्ण हो।
अपी� के 1ह1 वष^ के लि�ए इसके आक�न के लि�ए आवश्यक,  आय
�ूल्यांकन से बच गई थी। Cसूर ेTब्Cों �ें, ह� �ान1े हैं मिक 6ारा 34(1)(ए) के
1ह1 के्षत्राधि6कार �ागू करने के लि�ए आवश्यक र्भौधि1क T1. अनुपब्लिस्थ1 थी।
इसलि�ए,  ह� �ान1े हैं मिक 6ारा 34(1)(ए)  के 1ह1 पूरा मिकया गया
पनु�ू.ल्यांकन अधि6कार के्षत्र के मिबना ह ैऔर इसलि�ए रद्द मिकया जा सक1ा ह।ै"

Cसूरी ओर,  उच्च न्याया�य ने यह कहकर �ा��े पर एक अ�ग दृमिpकोर्ण अपनाया ह ै मिक
आयकर अधि6कारी अपी�क1ा. द्वारा Cायर �ुकC�े �ें एक पक्ष नहीं था, अCा�1 �ें Cायर वाC
की एक प्रधि1 उसे सौंपी नहीं गई थी। और मिन6ा.रिर1ी-कंपनी Cस्1ावेज़ के मिवTेष र्भाग,
अथा.1्, 2,5,1945 के पट्टा स�झौ1े के खंड 18 और इस प्रकार आयोसिज1 �ा��े के इस
दृमिpकोर्ण �ें एक स्पp सCंर्भ. Cेने के अपने क1.व्य �ें मिवफ� रही: - 

"  इस प्रकार,  ह� सं1ुp हैं मिक मिट्र ब्यून� यह �ानने �ें सही नहीं था मिक
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी सर्भी सा�ग्री प्रासंमिगक या प्राथमि�क 1थ्यों का ख�ुासा
करने �ें मिवफ� नहीं हुई और केव� �ीज स�झौ1े का उत्पाCन या
मित्रकोर्णीय के बार े�ें आईटीओ की ओर से कुछ अस्पp जागरूक1ा सिज�ा
न्याया6ीT, कोटा के स�क्ष मिन6ा.रिर1ी, राजस्थान राज्य और र्भार1 संघ
के बीच मिववाC और उस पर अं1रिर� मिनषे6ाज्ञा की 1ा�ी� से यह मिनष्कष.
नहीं मिनका�ा जा सक1ा ह ै मिक आईटीओ को वास्1व �ें प1ा था मिक
र्भगु1ान की गई राशिT मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा पट्टा स�झौ1े के 1ह1 न
केव� उधिच1 रॉयल्टी Tामि�� थी,  बब्लिल्क आयकर और अन्य करों के
बC�े �ें कुछ राशिT का र्भगु1ान र्भी मिकया गया था।"

इस दृमिpकोर्ण �ें,  यह �ाना गया मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी सर्भी सा�ग्री या प्राथमि�क
1थ्यों का ख�ुासा करने �ें मिवफ� रही और इसलि�ए 1922 अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए)
के 1ह1 काय.वाही Tुरू की गई और स�ाप्त की गई। ह�ारा मिवचार ह ैमिक उच्च न्याया�य द्वारा
मिCया गया दृमिpकोर्ण और मिनष्कष. मिनम्नलि�लिख1 कारर्णों से स्पp रूप से ग�1 ह।ै

5. इस �ा��े �ें प्राथमि�क 1थ्य अपी�क1ा. द्वारा कोटा राज्य के �हाराव के साथ
मिCनांक 2.5.1945 को मिकया गया पट्टा स�झौ1ा ह।ै इसे �ू� �ूल्यांकन के स�य आयकर
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अधि6कारी के स�क्ष रखा गया था। यह मिन6ा.रिर1ी का क1.व्य नहीं ह ै मिक वह Cस्1ावेज़ के
मिकसी मिवTेष खंड या मिहस्से पर आयकर अधि6कारी का ध्यान आकर्षिष1 कर ेऔर उसे उससे
कोई मिवTेष मिनष्कष. मिनका�ने के लि�ए आ�ंमित्र1 कर।े इसके अ�ावा,  �कुC�े �ें र्भार1 संघ
और राजस्थान राज्य पक्षकार थे। मिन6ा.रिर1ी-कंपनी के लिख�ाफ मिकसी र्भी आयकर का
आक�न करने या �गाने से अCा�1 द्वारा पारिर1 अं1रिर� मिनषे6ाज्ञा, बाC के आCेTों द्वारा,
र्भार1 सघं द्वारा मिकए गए प्रधि1मिनधि6त्व पर शिर्भन्न थी। Cरअस�,  र्भार1 संघ और आयकर
आयकु्त ने �कुC�े �ें लि�लिख1 बयान Cायर मिकए हैं। मिनषे6ाज्ञा का आCेT आयकर अधि6कारी
की जानकारी �ें था, जैसा मिक �ू� आक�न से Cेखा जा सक1ा ह।ै आयकर अधि6कारी को
सिज�ा न्याया�य के स�क्ष �ंमिब1 मिन6ा.रिर1ी-कंपनी,  राजस्थान राज्य और र्भार1 संघ के
बीच मित्रकोर्णीय मिववाC के बार े�ें प1ा था। इससे र्भी अधि6क, आक�न के साथ आगे बढ़ने से
रोकने के लि�ए मिनषे6ाज्ञा का आCेT आयकर अधि6कारी को मिCया गया था सिजसे बाC �ें
सTंोधि61 मिकया गया था। इन �ुख्य मिवTेष1ाओ ंको ध्यान �ें रख1े हुए, उच्च न्याया�य ने यह
�ानने �ें पूरी 1रह से ग�1ी की मिक अपी�क1ा.-कंपनी की ओर से संबंधि61 वष^ के
�ूल्यांकन के लि�ए आवश्यक सा�ग्री या प्राथमि�क 1थ्यों को पूरी 1रह और सही �ायने �ें
प्रकट करने �ें कोई चूक हुई थी। इसलि�ए, ह� �ान1े हैं मिक उच्च न्याया�य द्वारा प्रश्न संख्या 1
पर मिCया गया उत्तर मिक अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 Tुरू की गई पनु�ू.ल्यांकन
काय.वाही 1950-57 के वष^ के लि�ए वै6 थी, काननू की दृमिp से पूरी 1रह से ग�1 ह।ै ह�
उक्त मिनष्कष. को खारिरज कर1े हैं और �ान1े हैं मिक अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1
�ूल्यांकन वष. 1950-57 के लि�ए पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही अ�ान्य थी।

6.  अब ह� प्रश्न संख्या 2  पर मिवचार करेंगे मिक क्या राजस्व वष. 1954-55,
1955-56 और 1956-57 के पुन�ू.ल्यांकन को अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1
वै61ा के रूप �ें चुनौ1ी Cे सक1ा ह ैया बचाव कर सक1ा ह।ै ? 

उच्च न्याया�य ने प्रश्न संख्या 2 पर �ाना ह ैमिक उक्त 1ीन वष^ के लि�ए अपी�क1ा.-
कंपनी का पनु�ू.ल्यांकन अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 उधिच1 था। ह�ने फैस�े
के पह�े र्भाग �ें Cेखा ह ैमिक अपी�क1ा.-मिन6ा.रिर1ी द्वारा र्भार1 संघ और राजस्थान राज्य के
लिख�ाफ सिज�ा न्याया6ीT, कोटा की अCा�1 �ें एक नागरिरक �ुकC�ा Cायर मिकया गया था,
सिजस�ें यह घोषर्णा करने की �ांग की गई थी मिक उसे र्भगु1ान से छूट Cी गई ह।ै आयकर और
इसके द्वारा र्भुग1ान की गई रॉयल्टी न्यून1� राशिT रुपये से अधि6क ह।ै 1,50,000/-
आयकर,  सुपर-टैक्स आमिC के बC�े �ें था। अनुCान के खंड 18 की व्याख्या कर1े हुए,
सिज�ा न्याया6ीT ने �ाना मिक मिन6ा.रिर1ी द्वारा र्भगु1ान की गई राशिT �ें Cो र्भाग Tामि�� थे,
अथा.1् रुपये की राशिT। 1,50,000/- उधिच1 रॉयल्टी का प्रधि1मिनधि6त्व कर1ा ह,ै जबमिक Tेष
राशिT, यानी, रुपये से अधि6क र्भुग1ान की गई राशिT। 1,50,000/- आयकर, सुपर-टैक्स
और अधि1रिरक्त �ार्भ कर के बC�े �ें राशिT का प्रधि1मिनधि6त्व कर1ा ह।ै राजस्थान राज्य को
रुपये का हकCार �ाना गया। 1,50,000/- जो अपी�क1ा.-कंपनी को सरकार द्वारा Cी गई
रिरयाय1ों और मिवTेषाधि6कारों के कारर्ण था। रुपये से अधि6क की राशिT का र्भगु1ान मिकया
गया। 1,50,000/-  को Cो र्भागों �ें मिवर्भासिज1 मिकया गया था। एक र्भाग आयकर,  सुपर
टैक्स और अधि1रिरक्त �ार्भ कर के बC�े र्भगु1ान की गई राशिT का प्रधि1मिनधि6त्व कर1ा ह,ै जो
र्भार1 सघं को Cेय था और कटौ1ी के बाC अनुCान के खंड 18 के 1ह1 मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
द्वारा र्भुग1ान की गई राशिT �ें से Tेष राशिT का प्रधि1मिनधि6त्व कर1ा ह।ै आयकर, सुपर टैक्स
और अधि1रिरक्त �ार्भ कर राजस्थान राज्य को Cेय होगा। अवTेष का हकCार राजस्थान राज्य
होगा। हा�ाँमिक,  सिज�ा न्याया6ीT ने र्भार1 संघ के लिख�ाफ �ुकC�ा खारिरज कर मिCया।
राजस्थान राज्य द्वारा Cायर अपी� �ें, यह �ाना गया मिक मिCनांक 2.5.1945 का स�झौ1ा
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26 जनवरी 1950 को र्भार1 के समंिव6ान के �ागू होने पर Tून्य हो गया, मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
द्वारा र्भुग1ान की गई राशिT से अधि6क न्यनू1� रु. इस�ें 1,50,000/- रुपये रिरफंडेब� थे।
आयकर अधि6कारी ने �ाना मिक अपी�क1ा.-कंपनी द्वारा र्भगु1ान की गई रॉयल्टी की राशिT
रुपये से अधि6क ह।ै 1,50,000/- आयकर, सुपर टैक्स और अधि1रिरक्त �ार्भ कर के बC�े
�ें होने के कारर्ण कटौ1ी की अनु�धि1 नहीं Cी जा सक1ी। पनु�ू.ल्यांकन काय.वाही �ें, कटौ1ी
के रूप �ें पह�े Cी गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT को अस्वीकार कर मिCया गया और
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की आय �ें वापस जोड़ मिCया गया। अपी�ीय सहायक आयकु्त के स�क्ष
अपी�क1ा.-मिन6ा.रिर1ी द्वारा Cायर अपी� खारिरज कर Cी गई। अपी�ीय न्यायाधि6करर्ण ने
�ाना मिक वष. 1950-51 से 1956-57 के लि�ए अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1
काय.वाही अ�ान्य ह ै और वैकब्लिल्पक रूप से वष. 1954-55,  19555-56  के लि�ए
पुन�ू.ल्यांकन की काय.वाही अ�ान्य ह।ै और 1956-57 हा�ांमिक उन वष^ के �ू� �ूल्यांकन
की 1ारीख से चार सा� की अवधि6 के र्भी1र Tुरू मिकया गया था, �ेमिकन 6ारा 34(1)(बी)
के 1ह1 काय� नहीं रखा जा सका।अधि6मिनय� की 6ारा 34 (10 (ए) के 1ह1 काय.वाही
Tुरू की गई थी । मिट्र ब्यून� ने यह र्भी �ाना मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा राज्य सरकार को
र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी का मिहस्सा जो कर CेनCारी के बराबर था। मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी एक अनु�ेय कटौ1ी नहीं ह ैक्योंमिक कर कें द्र सरकार को Cेय थे। यह आगे �ाना गया
मिक हा�ांमिक, अधि1रिरक्त रॉयल्टी का Tेष मिहस्सा जो अवTेष के रूप �ें छोड़ मिCया गया था,
बC�े �ें र्भगु1ान की गई राशिT �ें कटौ1ी के बाC मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा कर Cेय1ा,
(अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से) अनु�ेय कटौ1ी थी। उच्च न्याया�य �ें यह मिववामिC1 नहीं था मिक
वष. 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लि�ए पुन�ू.ल्यांकन एक अवधि6 के र्भी1र
लि�या गया था �ू� �ूल्यांकन काय.वाही के पूरा होने की 1ारीख से चार सा� की अवधि6 और
इसलि�ए उन्हें अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 वै6 रूप से मिकया जा सक1ा था। न
ही उच्च न्याया�य के स�क्ष कोई मिववाC था मिक रॉयल्टी की राशिT का र्भगु1ान मिकया गया था।
और न्यून1� रॉयल्टी राशिT रु.  1,50,000/-  का र्भुग1ान आयकर,  सुपर टैक्स और
अधि1रिरक्त �ार्भ कर के बC�े �ें मिकया गया था और जो राशिT का र्भुग1ान मिकया गया था, उस
पर आयकर के र्भुग1ान से छूट का Cावा नहीं मिकया जा सक1ा ह।ै यह मिन6ा.रिर1ी-कंपनी की
आय थी और कर के Cायर े�ें थी और जो वास्1व �ें, �ू� �ूल्यांकन के पूरा होने के स�य
�ूल्यांकन से बच गई थी। �ू� �ूल्यांकन आCेT �ें, आयकर अधि6कारी ने रॉयल्टी के �ाध्य�
से मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भगु1ान की गई पूरी राशिT के लि�ए कटौ1ी की अनु�धि1 Cी, सिजस�ें
करों के बC�े �ें र्भगु1ान की गई राशिT के साथ-साथ Tेष राशिT र्भी Tामि�� थी। उच्च
न्याया�य ने उपरोक्त बायोडाटा पर �ाना मिक आयकर अधि6कारी के पास आय से बचने या
आय के क� �ूल्यांकन के संबं6 �ें कुछ "जानकारी" थी और चूंमिक �ू� �ूल्यांकन के चार वष^
के र्भी1र कार.वाई की गई थी,  इसलि�ए ऐसी कार.वाई को बरकरार रखा जा सक1ा ह।ै
अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी) के 1ह1 , र्भ�े ही काय.वाही अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)
(ए) के 1ह1 Tुरू की गई हो।

7. ह�ारा �ानना ह ैमिक इस संबं6 �ें उच्च न्याया�य का 1क.  और मिनष्कष. काननून
उधिच1 ह।ै अपी�क1ा. के वकी� द्वारा इस संबं6 �ें Cो प्रकार की C�ी�ें Cी गई।ं 

(1) पह�ी C�ी� यह थी मिक अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1 Tुरू की गई
काय.वाही ,  जो �ूल्यांकन वष. 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लि�ए अ�ान्य
पाई गई थी, 6ारा के 1ह1 काय� नहीं रखी जा सक1ी अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी)।
रघुबर Cया� रा� मिकTन बना� सीआईटी �ा��े �ें इ�ाहाबाC उच्च न्याया�य के फैस�े पर
�जबू1 मिनर्भ.र1ा रखी गई थी । (63 आईटीआर 572)।



(2) Cसूरी C�ी� यह थी मिक सिसमिव� �ा��े �ें सिज�ा न्याया6ीT, कोटा का मिनर्ण.य
केव� �ीज डीड पर आ6ारिर1 था। �ीज डीड के साथ-साथ सिज�ा न्याया6ीT का मिनर्ण.य
�ू� �ूल्यांकन के स�य पह�े से ही उप�ब्6 था और इसे अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(बी)
को आकर्षिष1 करने के लि�ए पया.प्त नई सा�ग्री या जानकारी नहीं �ाना जा सक1ा ह।ै

8.  6ारा 34 ,  खंड (ए) और (बी) पर एक नजर डा�ने से प1ा च�ेगा मिक उक्त खंड Cो
अ�ग-अ�ग ब्लिस्थधि1यों से मिनपट1े हैं। 6ारा 34  केव� एक �Tीनरी 6ारा ह।ै वे मिवशिर्भन्न
आकब्लिस्�क1ाओ ंऔर ब्लिस्थधि1यों को कवर कर1े हैं, �ेमिकन वे Cो अ�ग-अ�ग और अ�ग-
अ�ग न्यायके्षत्रों से मिनपट1े नहीं हैं। संपूर्ण. 6ारा 34 --  खंड (ए)  या खंड (बी)  आय
प�ायन �ूल्यांकन को मिफर से खो�ने के �ा��ों से संबंधि61 ह।ै जबमिक 6ारा 34(1)(ए) के
लि�ए आयकर अधि6कारी द्वारा एक मिवश्वास के गlन की आवश्यक1ा ह,ै मिक मिन6ा.रिर1ी की ओर
से सर्भी र्भौधि1क 1थ्यों को पूरी 1रह से और सही �ायने �ें प्रकट करने �ें मिवफ�1ा या चूक
हुई ह ैऔर बनाने के लि�ए कुछ सा�ग्री होनी चामिहए ऐसे 1थ्य और ऐसी 6ारर्णा बनाने के लि�ए
कुछ सा�ग्री होनी चामिहए मिक मिन6ा.रिर1ी की ओर से मिवफ�1ा या चूक के कारर्ण मिन6ा.रिर1ी की
आय बच गई ह ैया उसका क� �ूल्यांकन हुआ ह,ै 6ारा 34(1)(बी) के लि�ए आवश्यक है
मिक र्भ�े ही मिन6ा.रिर1ी की ओर से कोई चूक या मिवफ�1ा नहीं हुई हो,  �ेमिकन आयकर
अधि6कारी के पास जानकारी ह ैऔर वह यह मिवश्वास बना सक1ा ह ैमिक आय �ूल्यांकन से बच
गई ह,ै  वह चार सा� की अवधि6 के र्भी1र ऐसा कर सक1ा ह।ै 6ारा 34(1)(ए) के 1ह1
Tमिक्त के प्रयोग की सी�ाएं हैं , अथा.1्, आयकर अधि6कारी उन कारर्णों को रिरकॉड. करने के
लि�ए बाध्य ह,ै सिजसके कारर्ण मिवश्वास का मिन�ा.र्ण हुआ और कें द्रीय बोड. के आयकु्त की �ंजूरी
मि�� गई। राजस्व की आवश्यक1ा ह.ै  6ारा 34(1)(बी) �ा��ों के एक बडे़ वग. को कवर
कर1े हुए व्यापक �हत्व की ह।ै सा�ान्य नागरिरक कार.वाइयों �ें, यमिC कोई पक्ष बड़ी राह1 के
लि�ए प्राथ.ना कर1ा ह ैऔर न्याया�य �ान1ा ह ैमिक वह इसका हकCार नहीं ह,ै �ेमिकन सामिब1
या स्वीकार मिकए गए 1थ्यों से यह स्पp ह ैमिक पक्ष क� राह1 का हकCार ह,ै 1ो यह ह�ेTा
ख�ुा रह1ा ह ैउत्तराद्ध. को अनुCान Cेने के लि�ए न्याया�य को। इसी प्रकार, यमिC आयकर
अधि6कारी ने 6ारा 34(1)(ए) के कडे़ और कमिlन प्राव6ानों के 1ह1 काय.वाही Tुरू की ह,ै
जो अ�ान्य पाया जा1ा ह,ै 1ो अपी�ीय या अन्य उच्च प्राधि6कारी को 6ारा 34(1)(बी) �ागू
करने से कोई नहीं रोक सक1ा ह।ै ) यमिC खंड (बी) के आवेCन के लि�ए पूव.-अपेधिक्ष1 T1|
पूरी हो गई हैं। Cसूर ेTब्Cों �ें, यमिC 6ारा 34(1)(बी) की प्रयोज्य1ा की T1| जो केव� छोटी
अवधि6 की सी�ा प्रCान कर1ी हैं,  स1ुंp हैं,  1ो 6ारा 34(1)(ए)  के 1ह1 Tुरू मिकए गए
�ूल्यांकन को 6ारा 34 के 1ह1 बरकरार रखा जा सक1ा ह ैया उधिच1 lहराया जा सक1ा ह।ै
(1)(बी) अधि6मिनय� के. इस पह�ू पर, मिवशिर्भन्न उच्च न्याया�यों के मिनर्ण.य एक स�ान नहीं हैं।
रघुबर Cया� रा� मिकTन बना� सीआईटी �ें इ�ाहाबाC उच्च न्याया�य । (63 आईटीआर
572)  ने �ाना ह ै मिक यह अनु�धि1 योग्य नहीं ह।ै Cसूरी ओर,  �गृांका �ोहन सूर बना�
सीआईटी �ें क�कत्ता उच्च न्याया�य । (95 आईटीआर 503) ने इ�ाहाबाC उच्च न्याया�य
के पवू�क्त मिनर्ण.य से असह�धि1 व्यक्त की ह ैमिक आयकर अधि6मिनय�, 1922 की 6ारा 34(1)
(ए)  के 1ह1 Tुरू की गई पुन�ू.ल्यांकन काय.वाही हा�ांमिक अपी�ीय न्यायाधि6करर्ण द्वारा
अ�ग कर Cी गई ह,ै मिफर र्भी इसे रद्द नहीं मिकया जा सक1ा ह।ै अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)
(बी) के 1ह1 बरकरार रखा गया ह ै, बT1i मिक रिरकॉड. पर सा�ग्री पर, 6ारा 34(1)(बी) के
1ह1 सर्भी आवश्यक1ाएं पूरी हों। मिन�.�ा मिबड़�ा बना� डब्ल्यूटीओ (105  आईटीआर
483-एफबी) �ें उसी उच्च न्याया�य ने अपने पह�े के फैस�े का पा�न मिकया ह।ै इसी 1रह
का प्रर्भाव गंगा सरन एंड संस बना� आईटीओ �ा��े �ें मिCल्ली उच्च न्याया�य का मिनर्ण.य ह ै।
(130 आईटीआर 212)। राजब�ी मिहरजी �ेघानी बना� एसएन सहाने (170 आईटीआर
614) �ें बॉम्बे हाई कोट. की एक धिडवीजन बेंच ने रद्द करने के लि�ए Cायर रिरट याधिचका के
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सCंर्भ. �ें गंगा सरन �ा��े (130 आईटीआर 212) �ें मिCल्ली हाई कोट. के फैस�े से सह�धि1
ज1ाई ह ै। आयकर अधि6मिनय� की 6ारा 148 के 1ह1 नोमिटस जारी मिकए गए । अन्य मिनर्ण.य
जो स�ान दृमिpकोर्ण रख1े हैं वे हैं टीए� कौसा�ी बना� छlा आईटीओ (155 आईटीआर
739), सीआईटी बना� बनवारी�ा� एंड संस (137 आईटीआर 91); �ैसूर टोबकैो कंपनी
लि�मि�टेड। बना� सीआईटी (157  आईटीआर 606)  और सीआईटी बना� सुरेंद्र कु�ार
र्भCानी (164 आईटीआर 323)। 

9. Cसूरी याधिचका के संबं6 �ें, अब यह काफी हC 1क 1य हो गया ह ैमिक आयकर
अधि6कारी द्वारा प्राप्त जानकारी को रिरकॉड. के बाहर होने की आवश्यक1ा नहीं ह;ै यह पह�े से
उप�ब्6 �ूल्यांकन रिरकॉड. से प्राप्त मिकया जा सक1ा ह।ै इस बिंबC ुपर काननू स�े� प्रोमिवडेंट
फंड सोसाइटी लि�मि�टेड बना� सीआईटी �ें मिन6ा.रिर1 मिकया गया ह।ै (42 आईटीआर 547)
और यनूाइटेड �क| टाइ� कंपनी लि�मि�टेड बना� सीआईटी । (64  आईटीआर 218).  इन
मिनर्ण.यों को आनंCजी हरिरCास एंड कंपनी बना� एसपी कस्1ुर े (एआईआर एससी 565)
�ा��े �ें इस न्याया�य की समंिव6ान पीl द्वारा अनु�ोCन के साथ उद्ध1ृ मिकया गया ह।ै पृष्ठ
573 पर, न्याया�य ने इस प्रकार कहा: 

"स�े� प्रोमिवडेंट फंड सोसाइटी लि�मि�टेड �ें कॉ�र्भिTय� टैक्स, �द्रास (1961) 42
आईटीआर 547 (ए�एडी)  �ें �द्रास उच्च न्याया�य की एक खंडपीl ने 6ारा �ें पाए गए
'सूचना जो उसके कब्जे �ें आ गई ह'ै  Tब्Cों के Cायर ेकी व्याख्या की। र्भार1ीय आयकर
अधि6मिनय� की 6ारा 34 , इस प्रकार Cेखी गई: 

ह� इस चर� प्रस्1ाव को स्वीकार करने �ें अस�थ. हैं मिक �ूल्यांकन के रिरकॉड. �ें ऐसा
कुछ र्भी नहीं पाया जा सक1ा ह ैजो स्वयं �ूल्यांकन से बचने या क� �ूल्यांकन को
CTा.1ा हो, उसे ऐसी जानकारी के रूप �ें Cेखा जा सक1ा ह ै सिजससे यह मिवश्वास हो
मिक �ूल्यांकन से बच गया ह ैया �ूल्यांकन के 1ह1।�ान �ीसिजए मिक �ूल्यांकन के �ू�
क्र� �ें कोई ग�1ी आयकर अधि6कारी द्वारा आगे की जांच के Cौरान नहीं पाई जा1ी
ह,ै  �ेमिकन इसे मिकसी अन्य मिन6ा.रिर1ी या यहां 1क मिक एक अ6ीनस्थ या वरिरष्ठ
अधि6कारी द्वारा उसके ध्यान �ें �ाया जा1ा ह,ै  1ो ऐसा प्र1ी1 हो1ा ह ै मिक यह
जानकारी प्रकट की गई ह।ै आयकर अधि6कारी.  यमिC ग�1ी स्वयं रिरकॉड. के लि�ए
असगं1 नहीं ह ै और �ुखमिबर ने रिरकॉड. से जानकारी एकत्र की ह,ै  1ो ऐसी
परिरब्लिस्थधि1यों �ें आयकर अधि6कारी को जानकारी का 1त्का� स्रो1 एक अथ. �ें रिरकॉड.
के लि�ए असंग1 ह।ै इस ब्लिस्थधि1 को स्वीकार करना कमिlन ह ै मिक रिरकॉड. �ें जो कुछ
Cसूर ेद्वारा Cेखा जा1ा ह ैवह 'सूचना'  ह,ै  जो आयकर अधि6कारी स्वयं Cेख1ा ह ैवह
उसके लि�ए जानकारी नहीं ह।ै बाC वा�े �ा��े �ें वह सिसफ.  खCु को सधूिच1 कर1ा ह।ै
यह 6ारा 34 के अथ. �ें उसके कब्जे की जानकारी होगी । �ूल्यांकन के रिरकॉड. के
सा�ने स्पp ग�धि1यों के ऐसे �ा��ों �ें, वह रिरकॉड. स्वयं जानकारी का एक स्रो1 हो
सक1ा ह,ै  यमिC वह जानकारी मिकसी खोज या मिवश्वास की ओर �े जा1ी ह ै मिक
�ूल्यांकन से बच गया ह ैया क� �ूल्यांकन मिकया गया ह।ै यूनाइटेड �क| टाइ� कंपनी
लि�मि�टेड बना� कॉ�रडे �ा��े �ें केर� हाई की खंडपीl के स�क्ष "सूचना" Tब्C का
अथ. मिफर से मिवचार के लि�ए आया। इनक� टैक्स का केर� (1967) 64 आईटीआर
218 (केर)। उनके आधि6पत्य का �ानना था मिक `सधूिच1 करने' का अथ. ह ै"ज्ञान प्रCान
करना" और आयकर अधि6कारी के स�क्ष Cायर मिकए गए कागजा1 �ें उप�ब्6 कोई र्भी
मिववरर्ण इसकी उप�ब्61ा �ात्र से सूचना की वस्1ु नहीं बन जा1ा ह।ै यह उसके पास
�ौजूC सूचना की वस्1ु �ें 1र्भी रूपां1रिर1 हो1ा ह ैजब इसके अब्लिस्1त्व का एहसास
हो1ा ह ैऔर इसके मिनमिह1ाथ. पहचाने जा1े हैं।"



ह�ारा �ानना ह ैमिक यद्यमिप 1ीन वष^ 1954-55, 1955-56 और 1956-57 की
काय.वाही को अधि6मिनय� की 6ारा 34(1)(ए)  के 1ह1 काय� नहीं रखा जा सक1ा ह,ै
�ेमिकन उन्हें 6ारा 34(1)( के 1ह1 काय� रखा जा सक1ा ह ैया उधिच1 lहराया जा सक1ा
ह।ै बी) अधि6मिनय� के, चंूमिक रिरकॉड. पर �ौजूC सा�ग्री से प1ा च�1ा ह ै मिक 6ारा 34(1)
(बी) के 1ह1 पूरी की जाने वा�ी आवश्यक T1| पूरी हो गई हैं। ह� बहु1 सम्�ान के साथ
�ान1े हैं मिक रघुबर Cया� रा� मिकTन बना� सीआईटी �ा��े �ें इ�ाहाबाC उच्च न्याया�य
का फैस�ा मिवपरी1 था । (63 आईटीआर 572) अच्छा कानून नहीं ह।ै 

ह�ारा अग�ा संबं6 प्रश्न संख्या 5 से ह ैजो मिन6ा.रर्ण वष. 1957-58 से 1961-62
के लि�ए अधि6मिनय� की 6ारा 18 ए के 1ह1 Cडंात्�क ब्याज �गाने वा�े आCेT की
अपी�ीय1ा से संबंधि61 ह।ै उच्च न्याया�य ने प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर मिCया ह ै सिजस�ें
कहा गया ह ैमिक 6ारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के 1ह1 गर्णना और �गाए गए Cडंात्�क ब्याज
को कर मिन6ा.रर्ण के आCेT के लिख�ाफ मिन6ा.रिर1ी द्वारा Cायर अपी� �ें चुनौ1ी Cी जा सक1ी
ह ैऔर मिन6ा.रिर1ी करगेा। अधि6मिनय� की 6ारा 18 ए के 1ह1 कर मिन6ा.रर्ण के लि�ए अपनी
CेनCारी से इनकार कर1े हुए Cडंात्�क ब्याज के र्भगु1ान के 
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लि�ए अपनी CेनCारी से इनकार करने का र्भी हकCार होगा। यह राय Cी गई मिक अधि6मिनय� की
6ारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के 1ह1 ब्याज �गाने के आCेT के लिख�ाफ कोई अपी� नहीं
की जाएगी। उच्च न्याया�य द्वारा ब1ाए गए काननू पर आपलित्त नहीं की जा सक1ी। आयकर
अधि6मिनय� , 1922 के 1ह1 ब्याज �गाने के आCेT के लिख�ाफ कोई मिवTेष अधि6कार नहीं
था। �ेमिकन, यमिC �ूल्यांकन के आCेT के लिख�ाफ अपी� की जा1ी ह ैऔर �ूल्यांकन आCेT
द्वारा ही ब्याज �गाया जा1ा ह,ै 1ो मिन6ा.रिर1ी ब्याज की अमिनवाय.1ा के संबं6 �ें सवा� उlा
सक1ा ह।ै इस संबं6 �ें, उच्च न्याया�य ने पं. �ें इ�ाहाबाC उच्च न्याया�य द्वारा व्यक्त मिकये
गये मिवचार से सह�धि1 व्यक्त की ह।ै Cेव T�ा. बना� सीआईटी 23 आईटीआर 226,  बोडू्ड
सी1ार�ास्वा�ी बना� सीआईटी (28  आईटीआर 156)  �ें आंध्र प्रCेT उच्च न्याया�य ,
साउथ इधंिडया फ्लोर मि�ल्स लि�मि�टेड बना� सीबीडीटी (70 आईटीआर 863) �ें �द्रास उच्च
न्याया�य ,  राp्र ीय उत्पाC बना� सीआईटी �ें कना.टक उच्च न्याया�य (108  आईटीआर
935),  सीआईटी बना� T�ा. कंस्ट्रक्Tन कंपनी �ें गुजरा1 उच्च न्याया�य । (100
आईटीआर 603), केबी स्टोस. बना� सीआईटी �ें गौहाटी उच्च न्याया�य (103 आईटीआर
505) और केTरCेव श्रीमिनवास �ोरारका बना� सीआईटी (48 आईटीआर 404) �ें बॉम्बे
उच्च न्याया�य । यह प्रस्1ु1 मिकया गया ह ै मिक इस �ा��े �ें �ूल्यांकन आCेT �ें 6ारा
18 ए(6) या (18 ए(8) के 1ह1 Cडंात्�क ब्याज �गाया गया था और �ूल्यांकन के आCेT
के लिख�ाफ Cायर अपी� �ें इस पर आपलित्त ज1ाई गई थी। मिन6ा.रिर1ी इसे �ेने का हकCार
था। उक्त अपी� �ें Cडंात्�क ब्याज �गाने के संबं6 �ें आपलित्त। उच्च न्याया�य ने इस �ा��े
के 1थ्यों को उसके द्वारा मिन6ा.रिर1 काननू के आ�ोक �ें स्पp रूप से नहीं मिनपटाया ह ैऔर न
ही यह ब1ाया ह ैमिक मिन6ा.रिर1ी राह1 का हकCार ह ैया नहीं। 1त्का� �ा��े �ें �ागू काननू के
संबं6 �ें अन्य उच्च न्याया�यों द्वारा व्यक्त दृमिpकोर्ण से सह�धि1 ज1ा1े हुए ह� उच्च न्याया�य
को 1थ्यात्�क ब्लिस्थधि1 और परिरर्णा�ी आCेT का प1ा �गाने के बाC उधिच1 आCेT पारिर1
करने का मिनCiT Cे1े हैं जो मिक मिनष्कष. को प्रर्भावी करने के लि�ए आवश्यक ह।ै आ गया,
पारिर1 र्भी मिकया जा सक1ा ह।ै उस उदे्दश्य के लि�ए �ा��ा उच्च न्याया�य को रे्भजा जाएगा। 
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10.  ह�ारा अग�ा संबं6 प्रश्न संख्या 6  और 7  से ह ै-  क्या अपी�क1ा.-कंपनी
आयकर के बC�े राज्य सरकार को र्भगु1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT, और सुपर
टैक्स CेनCारी और र्भी के्रधिडट करने की हकCार ह।ै क्या रॉयल्टी का र्भुग1ान रुपये से अधि6क
ह।ै 2.5.1945  के �ीज डीड के खंड 18  के 1ह1 र्भुग1ान मिकया गया 1,50,000/-
मिन6ा.रर्ण वष. 1957-58 से 1960-61 के लि�ए अनु�ेय कटौ1ी ह।ै

11. प्रश्न संख्या 6 का उत्तर Cे1े हुए, उच्च न्याया�य ने �ाना ह ैमिक र्भगु1ान की गई
अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT को अपी�क1ा.-कंपनी की कर CेनCारी के संबं6 �ें र्भार1 संघ
को र्भगु1ान मिकया गया नहीं �ाना जा सक1ा ह,ै  क्योंमिक कोई र्भी राशिT नहीं Cी गई थी।
अपी�क1ा.-कंपनी द्वारा र्भार1 सघं को र्भुग1ान मिकया गया। यह र्भी �ाना गया मिक राज्य
सरकार को र्भुग1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी को र्भार1 सघं की ओर से या उसके एजेंट के
रूप �ें र्भुग1ान नहीं मिकया जा सक1ा ह।ै इसलि�ए,  यह �ाना गया मिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
अधि1रिरक्त रॉयल्टी की मिकसी र्भी राशिT के लि�ए के्रधिडट पाने की हकCार नहीं थी,  सिजसका
र्भुग1ान मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा राज्य सरकार को मिकया गया था। 

12. प्रश्न संख्या 7 का उत्तर Cे1े हुए, उच्च न्याया�य ने �ाना मिक अधि1रिरक्त रॉयल्टी
�ें से प्रासंमिगक वष^ के लि�ए अपी�क1ा.-कंपनी की कर CेनCारी के बराबर राशिT,  अनु�ेय
कटौ1ी नहीं थी। अधि1रिरक्त रॉयल्टी का Tेष र्भाग या अवTेष आर.  1,50,000/-  की
न्यून1� रॉयल्टी के स�ान होगा और एक अनु�ेय कटौ1ी ह।ै यह स्पp कर मिCया गया था मिक
करCा1ा-कंपनी की कर CेनCारी के बराबर की राशिT,  अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से,  सिजसे
आयकर, सुपर टैक्स आमिC के बC�े �ें र्भुग1ान मिकया गया ह,ै अनु�ेय कटौ1ी नहीं ह।ै 

13.  ह�ार ेस�क्ष यह 1क.  मिCया गया मिक उच्च न्याया�य ने न्याया�य द्वारा पारिर1
आCेTों की अनCेखी कर1े हुए उपरोक्त 1रीके से प्रश्न संख्या 6 और 7 का उत्तर Cेने �ें ग�1ी
की, सिजस�ें र्भार1 संघ और राज्य सरकार पक्षकार थे और उस संबं6 �ें �हत्वपूर्ण. सा�ग्री
उप�ब्6 थी। वकी� ने इस प्रकार 1क.  प्रस्1ु1 मिकये: 

अधि1रिरक्त रॉयल्टी की राशिT स्पp रूप से मिन6ा.रिर1ी-कंपनी के आयकर और सुपर
टैक्स CेनCारी के र्भगु1ान के लि�ए थी। उपरोक्त राशिT र्भार1 संघ की ओर से राजस्थान राज्य
को र्भार1 सघं की सह�धि1 से और सिज�ा न्याया6ीT,  कोटा के मिCनांक 18.02.1956  के
आCेT के 1ह1 न्याया�य को मिCए गए एक उपक्र� के आ6ार पर प्राप्त हुई थी। ऐसी
परिरब्लिस्थधि1यों �ें,  मिट्र ब्यून� ने सही �ाना था मिक राज्य सरकार को मिकया गया र्भगु1ान
मिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भार1 संघ को उसकी कर CेनCारी के लि�ए मिकया गया र्भुग1ान था
और आयकर अधि6कारी को इसका शे्रय मिन6ा.रिर1ी को Cेने का सही मिनCiT मिCया था। -
कंपनी। सिज�ा न्याया6ीT,  कोटा की अCा�1 ने सिसमिव� सूट नंबर 17/53  �ें राजस्थान
राज्य के लिख�ाफ और र्भार1 संघ के पक्ष �ें 25 सिस1ंबर, 1956 को इस आTय का एक
धिडक्री पारिर1 मिकया मिक चूंमिक मिन6ा.रिर1ी-कंपनी ने पूरी रॉयल्टी का र्भुग1ान कर मिCया ह ैऔर
1956-57  1क राजस्थान राज्य को अधि1रिरक्त रॉयल्टी,  राज्य सरकार को मिन6ा.रिर1ी-
कंपनी द्वारा र्भगु1ान की गई अधि1रिरक्त रॉयल्टी �ें से आयकर, सुपर टैक्स इत्यामिC की राशिT
का र्भुग1ान र्भार1 संघ को करना चामिहए,  सिजसका �ूल्यांकन और �ांग की गई ह ै और
सिजसका मिन6ा.रर्ण वष. 1950-51 से 1958- 

59 1क र्भार1 संघ द्वारा मिन6ा.रिर1ी-कंपनी से आगे �ूल्यांकन और �ांग की जा सक1ी ह।ै
1Cनुसार, सिज�ा न्याया6ीT, कोटा ने रुपये के लि�ए एक धिडक्री पारिर1 की। मिन6ा.रिर1ी-कंपनी
से �गाए गए और �ांगे गए आयकर, सुपर टैक्स आमिC के संबं6 �ें मिकए जाने वा�े र्भुग1ान के
लि�ए र्भार1 संघ के पक्ष �ें और राजस्थान राज्य के मिवरुद्ध 23,99,474/- रु. इस धिडक्री



का प्रर्भाव और प्रर्भाव उच्च न्याया�य की नज़र से बच गया ह।ै र्भार1 सघं के पक्ष �ें एक
सक्ष� न्याया�य के पूव�क्त धिडक्री के आ�ोक �ें यह �ाना जाएगा मिक राजस्थान राज्य सिज�ा
न्याया�य के आCेTों के 1ह1 और की सह�धि1 सेमिन6ा.रिर1ी-कंपनी द्वारा र्भगु1ान मिकया गया
6न रोक रहा था। आयकर अधि6कारी की ओर से र्भार1 संघ। उच्च न्याया�य ने इस 1थ्य को
नजरअंCाज करके और मिन6ा.रिर1ी-कंपनी के लिख�ाफ प्रश्न संख्या 6 का उत्तर Cेकर ग�1ी
की ह।ै आयकर और सुपर टैक्स आमिC के घटक समिह1 रॉयल्टी की पूरी राशिT, 1953 के
सिसमिव� सूट नंबर 17 �ें अपने आCेT के 1ह1 सिज�ा न्याया6ीT, कोटा की अCा�1 �ें ज�ा
की गई थी और जब पूरी राशिT राज्य द्वारा वापस �े �ी गई थी। राजस्थान सिज�ा न्याया�य
के आCेTों के 1ह1 �कुC�े के अंधि1� मिनर्ण.य के अ6ीन ह ैऔर जब सिज�ा न्याया6ीT की
अCा�1 ने �कुC�े के मिनष्कष. पर राजस्थान राज्य को रुपये के र्भुग1ान का आCेT मिCया।
प्रासंमिगक �ूल्यांकन वष^ के लि�ए र्भार1 सघं को उसकी आयकर �ांग के संबं6 �ें
23,99,474/-  की राशिT के �ा��े �ें,  उच्च न्याया�य को यह �ानना चामिहए था मिक
उपरोक्त राशिT का र्भगु1ान र्भार1 सघं को मिकया गया था और मिन6ा.रिर1ी कंपनी इसके लि�ए
हकCार थी। आयकर अधि6कारिरयों से राशिT का के्रधिडट। आयकर अधि6मिनय�, 1961 की 6ारा
10(2)(xv) और न ही इस न्याया�य का पवू. मिनर्ण.य अं1र-पक्षीय था ( एसोसिसएटेड स्टोन
इडंस्ट्र ीज (कोटा)  लि�मि�टेड बना� सीआईटी  82  आईटीआर 896)  को इस संबं6 �ें
मिवज्ञामिप1 मिकया गया। (82  आईटीआर 896  �ें ब1ाया गया मिपछ�ा मिनर्ण.य मिन6ा.रर्ण वष.
1948-49  और 1949-50  से संबंधि61 था,  जब कोटा राज्य �ें आयकर,  सुपर-टैक्स
आमिC �गाने वा�ा कोई कानून नहीं था और इस न्याया�य ने �ाना था मिक अधि1रिरक्त रॉयल्टी
का र्भगु1ान आयकर, सुपर टैक्स आमिC के बC�े �ें नहीं मिकया जा सक1ा ह,ै और यह एक
अनुबं6 की T1^ पर र्भुग1ान था। यह ध्यान �ें रखा जाने वा�ा एक �हत्वपूर्ण. पह�ू ह)ै। 

14.  उच्च न्याया�य द्वारा मिCए गए मिनर्ण.य �ें उपरोक्त पह�ुओ ंपर ध्यान नहीं मिCया
गया ह।ै यमिC, वास्1व �ें, उपरोक्त सा�ग्री, मिट्र ब्यून� द्वारा उच्च न्याया�य को प्रस्1ु1 �ा��े के
मिववरर्ण के साथ,  उच्च न्याया�य के स�क्ष उप�ब्6 थी,  1ो ह�ें कहना चामिहए मिक उच्च
न्याया�य ने प्रश्न संख्या 6 और 7 पर मिवचार नहीं मिकया ह।ै कानून के अनुसार. यह रिरकॉड.
से सत्यापन का �ा��ा ह ैऔर यह उच्च न्याया�य का का� ह ैमिक वह उपरोक्त पह�ुओ ंपर
अपना मिC�ाग �गाए और उधिच1 मिनर्ण.य Cे। ह� आ6ार पर प्रश्न संख्या 6 और 7 का उत्तर Cेने
से इनकार कर1े हैं। हा�ाँमिक, ह� ऊपर ब1ाए गए 1थ्यों के आ�ोक �ें प्रश्न संख्या 6 और 7
पर नए सिसर ेसे मिवचार करने के लि�ए �ा��ा उच्च न्याया�य को रे्भज1े हैं।

15. उपरोक्तानुसार अपी� का मिनपटारा मिकया जा1ा ह ैऔर इस मिनर्ण.य �ें मिनमिह1 मिटप्पशिर्णयों
के आ�ोक �ें प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 के संबं6 �ें मिवचार करने और उधिच1 आCेT पारिर1
करने के लि�ए �ा��ा उच्च न्याया�य को रे्भजा जा1ा ह।ै इस अपी� �ें �ाग1 के संबं6 �ें
कोई आCेT नहीं मिCया जाएगा।

मिबना हजi।                                  अपी� मिनस्1ारिर1 मिक गई।

प्र�ाशिर्ण1 मिकया जा1ा ह ै मिक यह �ेर े (एक1ा मि�श्रा, प्रथ� अपर सीमिनयर सिसमिव� जज,
CेहराCनू) स्वंय द्वारा मिनर्ण.यों की Tब्C Cर Tब्C की गयी जांच/सत्यापन हैं।


